भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 231

(जिसका उत्तर 01 दिसम्बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों को कम करने हेतु कदम
231.
श्री नरेश अग्रवाल:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्या यह सच है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को कम करने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है; 
(ख)
यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग)
यदि नहीं, तो वर्तमान में बैंकों का एनपीए कितना है और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)
(क) और (ख): जी, नहीं।
(ग): सितम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुप्रयोज्य आस्ति (एनपीए) 6.2% है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के अशोध्य ऋणों की वसूली की गति को बढ़ाने के लिए छ: (6) नए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सरकार ने वसूली की निगरानी करने तथा वसूली की गति को बढ़ाने एवं एनपीए के प्रबंधन हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बोर्ड स्तरीय समिति गठित करने की सलाह दी है। अशोध्य ऋणों की वसूली के मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए संसद द्वारा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 को पारित किया गया है और यह 15.01.2013 से लागू हो गया है। एनपीए की समस्या का समाधान करने के लिए आरबीआई ने भी कई कदम उठाए हैं। जनवरी 2014 में इसने ‘वित्तीय दबाव की पहचान आरंभ में करने, समाधान हेतु त्वरित कदम उठाने तथा उधारदाताओं के लिए उचित वसूली: अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्सुदृढ़ीकरण के लिए संरचना’ को प्रकाशित किया, जिसमें बैंकों को उधारकर्ता की कार्यप्रणाली में दबाव के संकेत मिलते ही कार्रवाई आरंभ करनी है और न कि एनपीए सृजित होने तक इंतजार करना है। आरबीआई ने कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना भी लागू की है, जो उधारकर्ता कंपनियों, जो मूलत: परिचालन संबंधी/प्रबंधकीय अक्षमता के कारण दबाव में हैं, के स्वामित्व में परिवर्तन लाने की उधारदाता की क्षमता में वृद्धि करता है। आरबीआई ने उधारकर्ता कंपनियों, जिनके स्वामित्व में एसडीआर से बाहर परिवर्तन हुआ है, को दी गई ऋण सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए बैंकों को अनुमति दे दी है। इसके अलावा, एनपीए की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार अभिचिह्नित अवसंरचना तथा कोर क्षेत्र में, जहां प्रणालीगत समस्याओं के कारण दबाव है, क्षेत्र विशिष्ट कदम उठा रही है।
*****
